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क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों का विकास और उत्थान है, यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यान्नों के व्यापार में किसानों की मदद करने के उद्देश्य से किसानों को बाजारों से जोड़ने की ठोस योजना पर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश भर में कृषि उपजों का विपणन राज्य सरकारों के जरिए किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) क्या वायदा कारोबार भावी मूल्य निर्धारण का एक सूचकांक है और इसके परिणामस्वरूप क्रेता और विक्रेता दोनों अपने भावी व्यापार की योजना बना सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किसानों को कितनी मदद मिलेगी?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)
(क) एवं (ख) जी हां। सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों का विकास और उत्थान करना है। सरकार निरन्‍तर इस दिशा में प्रयास कर रही है और अपने खाद्यान्न का व्यापार करने में मदद करने के उद्देश्य से किसानों को मंडी से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। कृषि विपणन  राज्य का विषय है और राज्य कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) अधिनियम के प्रावधान के तहत स्‍थापित 6630 विनियमित थोक मंडियों के नेटवर्क द्वारा थोक कृषि विपणन किया जाता है। 
किसानों को बेहतर विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2017 में एक नया मॉडल अधिनियम “कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017” राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए जारी किया है। इसके प्रावधानों में किसानों को प्रतिस्‍पर्धी और लाभकारी मूल्‍यों पर अपनी उपज का विपणन करने के लिए एपीएमसी के अलावा  वैकल्पिक विपणन चैनल की व्‍यवस्‍था है। 
दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने तथा मूल्यों एवं विपणन में अनिश्चितता को कम करने के लिए सरकार ने मई, 2018 में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रगतिशील और सुविधाजनक मॉडल अधिनियम "---- राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र कृषि उपज एवं पशुधन संविदा कृषि एवं सेवा अधिनियम, 2018” (संवर्धन एवं सरलीकरण) को जारी और तैयार किया है। उपर्युक्त मॉडल संविदा कृषि अधिनियम कृषि उपज एवं पशुधन के लिए सेवा संविदा सहित उत्पादन पूर्व से लेकर फसलोपरान्‍त विपणन तक समग्र मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।
सरकार ने प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्‍यों के लिए पारदर्शी मूल्‍य प्राप्‍त करने के अवसर प्रदान करने के साथ ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म-राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) का कार्यान्‍वयन किया है। अभी तक, 16 राज्यों और 2 संघ राज्‍य क्षेत्रों की 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
केंद्रीय बजट घोषणा, 2018-19 के अनुसार सरकार ने समुचन केन्‍द्रों के रूप में कार्य करने के लिए वर्तमान ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि मंडियों में विकसित और उन्‍नत करने तथा किसानो की मंडी तक पहुंच में सुधार करते हुए किसानों को उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को सीधे बिक्री करने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। 
सरकार एगमार्क पोर्टल से जुड़ी देश भर की 3355 थोक मंडियों को कवर करते समय मंडी अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) योजना को लागू कर रही है, जिसमें कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी) दैनिक आधार पर मंडी आवक और उनके द्वारा व्‍यापार की गई कृषि जिंसों के मूल्‍यों से संबंधित आंकड़ों की सूचना प्रदान कर रही है। किसान आसानी से मंडी सूचना प्राप्‍त करने के लिए एगमार्क पोर्टल का निशुल्‍क उपयोग कर सकते हैं
किसान को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने  अम्‍ब्रेला योजना-प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) शुरू किया है। पीएम-आशा के तहत, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्‍वयन करता है। तिलहन के लिए डीएसीएंडएफडब्ल्यू भावान्‍तर भुगतान योजना (पीडीपीएस) का भी कार्यान्‍वयन करता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मुख्य रूप से खरीद के लिए कुछ फसलों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने उत्पादन की लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर पर 2018-19 के लिए सभी रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। 
इसके अतिरिक्‍त, पीएम-आशा के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) एमएसपी पर धान, गेहूं और मोटे अनाज की खरीद की जाती है। इसके अलावा, क्रमश: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय जूट निगम (जेसीआई) द्वारा कपास और जूट की खरीद की जाती है। 
(ग) मूल्य प्राप्‍ति और मूल्य जोखिम प्रबंधन वायदा बाजार का मुख्‍य उद्देश्य हैं। वायदा कारोबार कस्‍टमाइज संविदा है और आगामी तारीख पर पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विशेष जिंस की गुणवत्ता/मात्रा बेचने और खरीदने के लिए पार्टी के बीच द्विपक्षीय रूप से बातचीत की जाती है। वायदा बाजार मानकीकृत है तथा आगामी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्‍य पर विशेष जिंस की मानक मात्रा की खरीद/बिक्री के लिए एक्सचेंज ट्रेड संविदा है।
किसान और उत्पादक वायदा बाजारों से मिलने वाले मूल्य संकेतों के माध्यम से लाभांवित हो सकते है, चाहे वो वायदा बाजार में सीधे भाग न लें। किसान उस फसल का प्रकार भी निर्धारित कर सकता है, जिसे वह वैकल्पिक फसलों के वायदा मूल्य की अग्रिम सूचना का लाभ उठाकर बोना पसंद करेगा। किसान मूल्‍य को स्‍थिर करके प्रचलित वायदा मूल्यों पर बोई गई फसल के लिए वायदा संविदा कर सकते हैं जिससे वे भविष्य में निर्धारित समय पर विशेष जिंस की बिक्री कर सकते हैं। वायदा संविदा में, संबंधित राज्य द्वारा लगाए गए बाजार शुल्क का भुगतान करके किसान सीधे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपनी फसल बेच सकते हैं। 
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय स्थायी समिति की "वायदा संविदा (रेगुलेशन) संशोधन अधिनियम, 2010" पर पंद्रहवीं रिपोर्ट के अनुसार वायदा बाजार से  मौसमी मूल्य उतार-चढावों में कमी आती है और किसानों को कटाई के समय बेहतर मूल्‍य प्राप्‍त करने अथवा अपनी आंशिक अथवा संपूर्ण उपज की बिक्री को रोकने में मदद मिलती है जिससे मंडी  आवक को तथा व्‍यापारी का मूल्य निर्धारण में एकाधिकार करने की क्षमता को कम किया जा सकता है।
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